भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 2121
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विस्तार और उनको बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम
2121.
सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विस्तार और उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं/प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख)
क्या सरकार द्वारा कई प्रोत्साहनों की घोषणा करने के बावजूद वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बुलियन वस्तुओं के कारोबार में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान न कर, उन्हें उत्पीडि़त कर रहे हैं; और
(ग)
यदि हां, तो सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों को उनकी वैध रकम का भुगतान न करने वाले एचएचईसी के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार रखती है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): जी, हां। सरकार ने 2 नवम्‍बर, 2018 को सूक्ष्‍म लघु तथा मध्‍यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए एक सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में, अन्‍य बातों के साथ-साथ, ऋण की उपलब्‍धता, बाजार तक पहुँच, प्रौद्योगिकीय उन्‍नयन, कारोबार सुगमता, एमएसएमई क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा, आदि शामिल हैं।
(ख): उपलब्‍ध अभिलेख के अनुसार, भारतीय हस्‍तशिल्‍प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) से संबद्ध कोई बुलियन पक्षकार एमएसएमई के रूप में पंजीकृत नहीं है। तथापि, मैसर्स इडेलविस कॉमोडिटीज लिमिटेड (ईसीएल) के विरुद्ध जांच के दौरान केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) ने क्रेता जमा राशि के लेन-देन तथा क्रेता जमा राशि उपलब्‍ध कराने के संबंध में मियादी जमा पर अर्जित ब्‍याज तथा विदेशी बैंकों द्वारा प्रभारित ब्‍याज के बीच की राशि अंतरित करने की जांच की थी। एचएचईसी ने इस मामले में प्रतिकूल निर्णय होने पर संभावित वित्‍तीय प्रभाव को ध्‍यान में रखते हुए ईसीएल की राशि सावधानीपूर्ण कार्रवाई के रूप में रोक ली है।
(ग): प्रश्‍न नहीं उठता।    
*****
